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22.07.2026 को उत्तर देने के ललए 

 

राज्ोां के बीच खपत क्षमता में अांतर 

666. श्री टी. आर. बाल ूः  

क्या साांख्यिकी और कार्यक्रम कार्ायन्वर्न मांत्री र्ह बताने की कृपा करें गे लकूः  

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उपभोक्ता म ल्ोां के सांबांध में अध्यर्न लकर्ा है और र्लद हाां, तो तत्सांबांधी ब्यौरा 

क्या है और इसके क्या लनष्कर्य लनकले हैं; 

(ख) सरकारी सरे्वक्षणोां के अनुसार लर्वगत तीन र्वर्ों के दौरान प्रलत व्यख्यक्त औसत मालसक उपभोग व्यर् का 

ब्यौरा क्या है; 

(ग) क्या र्ह सच है लक राज्ोां के बीच उपभोग व्यर् और क्रर् शख्यक्त में भारी अांतर है और र्लद हाां , तो तत्सांबांधी 

ब्यौरा क्या है; और 

(घ) राज्ोां के बीच उपभोग क्षमता में अांतर को कम करने के ललए नीलतगत हस्तके्षपोां सलहत केन्द्र सरकार द्वारा 

की जा रही कारयर्वाइर्ोां का ब्यौरा क्या है? 

उत्तर 

साांख्यिकी और कार्यक्रम कार्ायन्वर्न मांत्रालर् राज् मांत्री (स्वतांत्र प्रभार), र्ोजना मांत्रालर् राज् मांत्री (स्वतांत्र प्रभार) 

तथा सांसृ्कलत मांत्रालर् राज् मांत्री (रार्व इांद्रजीत लसांह) 

(क) साांख्यिकी और कार्यक्रम कार्ायन्वर्न मांत्रालर् (एमओएसपीआई) द्वारा हाल में उपभोक्ता म ल्ोां पर कोई 

लर्वलशष्ट अध्यर्न नही ां लकर्ा गर्ा है। तथालप, एमओएसपीआई ने नर्वीनतम घरेल  उपभोग व्यर् सरे्वक्षण 

(एचसीईएस) 2023-24 का उपर्ोग करते हुए एक व्यापक आधार सांशोधन र्वर्य 2012 से र्वर्य 2024 करके 

उपभोक्ता म ल् स चकाांक (सीपीआई) सांकलन ढाांचे को सुदृढ़ लकर्ा है। सीपीआई पररर्वारोां द्वारा उपभोग की 

जाने र्वाली र्वसु्तओां की कीमतोां में उतार-चढ़ार्व को मापने का एक तरीका है। 

(ख) और (ग): एमओएसपीआई लनर्लमत समर् अांतराल पर घरेल  उपभोग व्यर् पर सरे्वक्षण करता है लजसमें 

पररर्वार द्वारा खाद्य और गैर-खाद्य र्वसु्तओां के उपभोग पर स चना एकत्र की जाती है। घरेल  उपभोग व्यर् 

(एचसीईएस) पर नर्वीनतम सरे्वक्षण अगस्त, 2022-जुलाई, 2023 और अगस्त, 2023-जुलाई, 2024 के दौरान 

करार्ा गर्ा है। इससे पहले, जुलाई, 2011-ज न, 2012 के दौरान एनएसएस के 68र्वें दौर में उक्त लर्वर्र् पर 

सरे्वक्षण लकर्ा गर्ा। र्वर्य 2022-23 और 2023-24 के दौरान लकए गए एचसीईएस के लपछले दो सरे्वक्षणोां से 

ग्रामीण और शहरी के्षत्रोां में प्रते्यक राज्/सांघ राज् के्षत्र हेतु औसत मालसक प्रलत व्यख्यक्त उपभोग व्यर् 

(एमपीसीई) पर स चना अनुबांध में दी गई है। तथालप, एमओएसपीआई  ने राज्ोां के बीच उपभोग व्यर् और 

क्रर् शख्यक्त में अांतर पर कोई अध्यर्न/सरे्वक्षण नही ां करार्ा है। 



(घ): सरकार ने घरेल  खपत बढ़ाने, क्रर् शख्यक्त को सुदृढ़ करने और राज्ोां में समारे्वशी आलथयक लर्वकास को 

प्रोत्सालहत करने के ललए लर्वलभन्न नीलतगत उपार् लकए हैं। इन नीलतर्ोां ने आधारभ त सांरचना में सार्वयजलनक 

लनरे्वश को बनाए रखा है और इससे रोजगार सृजन और कौशल लर्वकास हेतु लनरांतर सहार्ता लमली है। पीएम 

मुद्रा र्ोजना और पीएम स्वलनलध जैसी र्ोजनाओां के माध्यम से लकफार्ती ऋण तक पहुुँच का लर्वस्तार लकर्ा 

गर्ा है। 

प्रधानमांत्री जन धन र्ोजना के माध्यम से लर्वत्तीर् समारे्वशन को सुदृढ़ लकर्ा गर्ा है, लजसमें 95 प्रलतशत से 

अलधक पररर्वारोां के पास बैंक खाता है। सरकार ने र् पीआई लेनदेन हेतु लनरांतर श न्य व्यापारी छ ट दर 

(एमडीआर) व्यर्वस्था के माध्यम से लडलजटल लर्वत्तीर् सेर्वाओां को भी बढ़ार्वा लदर्ा है। जेएएम (जन धन-आधार-

मोबाइल) लटि लनटी के माध्यम से सुगम प्रत्यक्ष लाभ हस्ताांतरण से लाभालथयर्ोां के बैंक खाते में सीधे कल्ाणकारी 

लाभोां का सफलताप र्वयक पारदशी हस्ताांतरण सुलनलित हुआ है। इसके अलतररक्त, आर्कर राहत उपार्ोां, 

जीएसटी दर को तकय सांगत बनाने, चर्लनत इनपुट और मध्यर्वती र्वसु्तओां पर सीमा शुल्क में कमी और ललक्षत 

कल्ाणकारी हस्तके्षपोां से प्रार्ोज् आर् और घरेल  माांग को बढ़ाने में सहार्ता की है। 

 

**** 

  



अनुबांध 

 

राज्य/सांघ राज्य के्षत्र और एचसीईएस से के्षत्र द्वारा औसत माकसक प्रकत व्यक्ति खपत व्यय 

(एमपीसीई): वर्ष 2022-23 और 2023-24 

 

 

राज्य/सांघ राज्य के्षत्र /अक्तखल भारतीय 

औसत एमपीसीई (रु.) 

वर्ष 2022-23 वर्ष 2023-24 

ग्रामीण शहरी ग्रामीण शहरी 

(1) (2) (3) (4) (5) 

आांध्र प्रदेश 4,870 6,782 5,327 7,182 

अरुणाचल प्रदेश 5,276 8,636 5,995 9,832 

असम 3,432 6,136 3,793 6,794 

लबहार 3,384 4,768 3,670 5,080 

छत्तीसगढ 2,466 4,483 2,739 4,927 

लदल्ली 6,576 8,217 7,400 8,534 

गोर्वा 7,367 8,734 8,048 9,726 

गुजरात 3,798 6,621 4,116 7,175 

हररर्ाणा 4,859 7,911 5,377 8,427 

लहमाचल प्रदेश 5,561 8,075 5,825 9,223 

झारखांड 2,763 4,931 2,946 5,393 

कनायटक 4,397 7,666 4,903 8,076 

केरल 5,924 7,078 6,611 7,783 

मध्य प्रदेश 3,113 4,987 3,441 5,538 

महाराष्टि  4,010 6,657 4,145 7,363 

मलणपुर 4,360 4,880 4,531 5,945 



मेघालर् 3,514 6,433 3,852 7,839 

लमजोरम 5,224 7,655 5,963 8,709 

नगालैंड 4,393 7,098 5,155 8,022 

ओलडशा 2,950 5,187 3,357 5,825 

पांजाब 5,315 6,544 5,817 7,359 

राजस्थान 4,263 5,913 4,510 6,574 

लसख्यिम 7,731 12,105 9,377 13,927 

तलमलनाडु 5,310 7,630 5,701 8,165 

तेलांगाना 4,802 8,158 5,435 8,978 

लत्रपुरा 5,206 7,405 6,259 8,034 

उत्तर प्रदेश 3,191 5,040 3,481 5,395 

उत्तराखांड 4,641 7,004 5,003 7,486 

पलिम बांगाल 3,239 5,267 3,620 5,775 

अांडमान और  लनकोबार द्वीप 7,332 10,268 7,771 10,453 

चांडीगढ़ 7,467 12,575 8,857 13,425 

दादरा नगर हरे्वली और दमन और दीर्व 4,184 6,298 4,311 6,837 

जम्म  और कश्मीर 4,296 6,179 4,774 6,327 

लद्दाख 4,035 6,215 5,010 7,533 

लक्षद्वीप 5,895 5,475 6,350 6,377 

पुदुचेरी 6,590 7,706 7,598 8,637 

अख्यखल भारतीर् 3,773 6,459 4,122 6,996 

स्रोतः  एनएसएस ररपोर्ष सां. 591 और 592 (घरेलू उपभोग व्यय पर सवेक्षण) 

 


